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1. प्रस्तावना

वैश्विक स्तर पर, आईटी और आईटीईएस बाजार के 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष की चक्रवृद्धि वार्षिक

वृद्धि दर से (सीएजीआर) से बढ़ने और वित्तीय वर्ष 2025-26 में 11.86 ट्रिलियन डॉलर तक पहुँचने की
आशा है। आईटी और आईटीईएस क्षेत्र विशेष रूप से विकासशील देशों में अपार सम्भावनाओं के साथ बड़े

पैमाने पर विकास चालक के रूप में उभरा है। भारत में, यह क्षेत्र 2020 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद

में लगभग 8  प्रतिशत योगदान करने सहित अर्थव्यवस्था के लिए सबसे महत्वपूर्ण विकास उत्प्रेरक बन

गया है और कुल निर्यात में सबसे बड़ा योगदानकर्ता है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत के आईटी

उद्योग का राजस्व बढ़कर 227 अरब डॉलर हो गया जो वार्षिक आधार पर 15.5 प्रतिशत की वृद्धि

दर्शाता है। मौजूदा रुझानों और नई प्रौद्योगिकियों के प्रारम्भ के आधार पर उद्योग द्वारा वित्तीय वर्ष
2026-27 तक 350 बिलियन डॉलर राजस्व का स्तर प्राप्त कर लेने का अनुमान है। डिजिटल प्रतिभा के

वैश्विक केन्द्र के रूप में, भारत का आईटी क्षेत्र अनुमानतः 50 लाख व्यक्तियों को रोजगार देता है और

यह महिलाओं का निजी क्षेत्र का सबसे बडा नियोक्ता भी है। उत्तर प्रदेश (यूपी), सबसे अधिक आबादी

वाला राज्य और देश में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, उत्तर भारत के आईटी हब के रूप में जाना जाता

है, जो देश में सॉफ्टवेयर निर्यात में छठवें स्थान पर है। उत्तर प्रदेश राज्य में आईटी और आईटीईएस

क्षेत्र 1.2 लाख से अधिक व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है। उ0प्र0 सूचना प्रौद्योगिकी नीति

2017-22 के तहत, राज्य को लगभग 53,000 व्यक्तियों के रोजगार के साथ लगभग 6,300 करोड़ के

निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए।

पिछले कई वर्षों में, आईटी और आईटीईएस क्षेत्र उत्तर प्रदेश राज्य में एक उदीयमान क्षेत्र के रूप

में विकसित हुआ है और अब गतिशील व्यावसायिक परिवेश में बचे रहने के लिए एक आवश्यकता बन

गया है। उत्तर प्रदेश सरकार आईटी और आईटीईएस क्षेत्र के इस प्रभुत्व को पहचानती है तथा आईटी

और आईटीईएस उद्योग के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए प्रभावी नीति कार्यान्वयन के माध्यम से

बुनियादी ढाँचे और मानव पूंजी विकास को विकसित करने पर ध्यान केन्द्रित कर रही है। इस सन्दर्भ

में, राज्य में बड़ी संख्या में विश्वविद्यालय, तकनीकी महाविद्यालय और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान

हैं, जहाँ से उच्च गुणवत्ता वाली जनशक्ति उपलब्ध होती है। आईआईटी कानपुर, आईआईटी बीएचयू,

वाराणसी, मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान प्रयागराज, आईआईआईटी प्रयागराज सहित देश के

कई शीर्ष संस्थान उत्तर प्रदेश में स्थित हैं जो सर्वोत्तम श्रेणी के बुनियादी ढाँचे और शिक्षा के अवसर प्रदान

करते हैं।

इस नीति का उद्देश्य एक सुदृढ़ व्यावसायिक माहौल को सक्षम करके आईटी सिटी, आईटी पार्क्स

तथा आर्टिफिशियल इन्टेलीजेन्स, ब्लॉकचेन, बिग डाटा, क्लाउड कम्प्यूटिंग तथा इन्टरनेट ऑफ थिंग्स

जैसी उदीयमान प्रौ‌द्योगिकियों के क्षेत्र में उत्कृष्टता के केन्द्रों की स्थापना के माध्यम से राज्य में एक

तकनीकी बदलाव की दिशा में सहयोग और समेकन को प्रोत्साहित करके इस क्षेत्र के लिए एक सुदृढ़

ईकोसिस्टम का निर्माण करना है। इसके अन्तर्गत नवचार में तीव्रता लाने तथा नवाचार विशिष्ट
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(इन्नोवेशन स्पेसिफिक) वित्तपोषण के परिचालन के लिए वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप सुदृढ

उद्योग अकादमिक सहयोग तथा सर्वोत्तम श्रेणी के बुनियादी ढाँचे सहित डेडीकेटेड इनोवेशन हब द्वारा एक

अनुकूल नियामक परिदृश्य के सक्षम किया जाना प्रस्तावित है। माननीय प्रधानमंत्री जी के 'डिजिटल

इण्डिया' तथा 'रिफॉर्म, परफॉर्म एण्ड ट्रॉसफॉर्म मन्त्र के दृष्टिकोण के अनुरूप उत्तर प्रदेश सरकार स्वयं को

एक डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान-अर्थव्यवस्था के रूप में बदल रही है जिससे 2030 तक 1

ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य के अनुरूप निवेश हेतु सपनों की मंजिल बनने का मार्ग

प्रशस्त हो रहा है।

उत्तर प्रदेश, जिसे हाल ही में 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' रैंकिंग में एक एचीवर राज्य के रूप में

वर्गीकृत किया गया है, ने श्रम विनियमन, भूमि प्रशासन, सूचना तक पहुँच और पारदर्शिता, ऑनलाइन

सिंगल विन्डो और निर्माण अनुमतियों आदि से सम्बन्धित कई व्यापक सुधारों के कार्यान्वयन के माध्यम

से वृहद प्रगति की है। उद्योग बन्धु एक समर्पित राजकीय निकाय है जो राज्य में अपना व्यवसाय
स्थापित करने की योजना बना रहे निवेशकों के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करता है। इसके

अतिरिक्त 29 विभागों से 353 सेवायें प्रदान करने वाला एक समर्पित सिंगल विन्डो क्लीयरेन्स पोर्टल

निवेश मित्र, विभिन्न अनुमोदनों को तीव्रता और समयबद्ध रूप से जारी करने की सुविधा के लिए
स्थापित किया गया है।

2. नीतिगत संरचना

2.1 परिकल्पना

उत्तर प्रदेश के आईटी परिदृश्य को उच्च क्षमता युक्त प्रतिभा तथा विश्वस्तरीय आईटी अवसंरचना
सहित, सूचना प्रौद्योगिकी के लिए एक विश्वसनीय और अग्रणी वैश्विक केन्द्र के रूप में स्थापित

करने के लिए बदलना, नवाचार को बढ़ावा देना तथा सम्पूर्ण प्रदेश को एक सतत आर्थिक विकास

की ओर अग्रसर करना।

सभी आकार के उद्यमों को शामिल करते हुए आईटी इकोसिस्टम के समान और व्यापक विकास

को सुनिश्चित करना। इस नीति का उद्देश्य छोटे, मध्यम और वृहद आईटी  आईटीईएस कंपनियों
को समान रूप से सक्रिय रूप से समर्थन और प्रोत्साहन देना है, जिसमें छोटे और उभरते हुए

उद्यमों के विकास और भागीदारी को सक्षम बनाने पर विशेष जोर दिया गया है। अनुकूल और

सहायक नीतिगत वातावरण बनाकर, सरकार का संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने,

उद्यमिता को प्रोत्साहित करने और मूल्य श्रृंखला में उद्यमों के विस्तार को सुगम बनाने का

प्रयास है।

2.2 सामरिक उद्देश्य

इस सूचना प्रौद्योगिकी और सू०प्रौ जनित सेवा नीति के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य का

प्रयोजन निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करना है:-
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